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1) याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थना

की गई है:

( ) i याचिकाकर्ता के  संबंध में दिनांक 30/08/2022 (अनुलग्नक

8)  के  विवादित परिणाम को रद्द करने  और अलग रखने  का

निर्देश जारी किया जाए और परिणाम के  साथ संलग्न नोट संख्या

6  को  अवैध  घोषित किया  जाए।  इसके  अलावा,  प्रतिवादी  को

निर्देश  जारी  किया  जाए  कि  वह  याचिकाकर्ता  के  नाम  की

सिफारिश राजस्थान न्यायिक सेवा-सिविल न्यायाधीश  2021  के

पद पर नियुक्ति के  लिए करे,  साथ ही सभी परिणामी लाभ भी

प्रदान किए जाएं;

( )  ii वैकल्पिक रूप से,  प्रतिवादी  को निर्देश जारी करें  कि वह

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 01/09/2022 (अनुलग्नक 15)

के  अभ्यावेदन पर दो सप्ताह की निर्धारित अवधि के  भीतर निर्णय

ले,  साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नई रिट याचिका दायर करने

की स्वतंत्रता भी दे।

( ) iii याचिकाकर्ता के  पक्ष में कोई अन्य आदेश भी पारित किया

जा सकता है।



2)  मामले का संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है  कि याचिकाकर्ता ने  वर्ष

2018 में अपना बी.बी.ए.,  एल.एल.बी. (ऑनर्स) कोर्स पूरा किया और अपने

बैच में टॉपर रहा तथा 8.3 संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) प्राप्त किया।

याचिकाकर्ता को अपने बैच में प्रथम रैंक-धारक होने के  कारण स्वर्ण पदक से

सम्मानित किया गया।

2.1 प्रतिवादियों ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (जिसे आगे "नियम

2010"  कहा जाएगा)  के  अनुसार सिविल जज कै डर-2021  में भर्ती के  लिए

22.07.2021  को  विज्ञापन जारी  किया।  याचिकाकर्ता  ने  ओबीसी-एनसीएल

श्रेणी के  तहत अपना फॉर्म भरा। उसने अपने फॉर्म में अपने खिलाफ दर्ज

आपराधिक मामलों के  लंबित होने का खुलासा किया। प्रतिवादियों द्वारा परीक्षा

आयोजित की गई और याचिकाकर्ता को सिविल जज कै डर-2021 में भर्ती के

लिए मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया।

2.2 इसके  बाद याचिकाकर्ता को 22.08.2022 को साक्षात्कार के  लिए बुलाया

गया।  साक्षात्कार  के  बाद  सिविल  जज  कै डर  की  भर्ती  का  परिणाम

30.08.2022 को घोषित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का क्रमांक 152 था,

क्योंकि उसने  166.5  अंक प्राप्त किए थे और वह भर्ती के  लिए योग्य था।

ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के  लिए कट-ऑफ 163 थी और मेरिट के  आधार पर

याचिकाकर्ता भर्ती होने का हकदार था। हालांकि,  प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता

को आपराधिक पृष्ठभूमि के  मद्देनजर नियुक्ति के  लिए अनुपयुक्त घोषित कर

दिया।

2.3 याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 420, 406, 120-बी, 341 और 384

के  तहत अपराधों के  लिए पुलिस स्टेशन कु चामन सिटी, नागौर में एफआईआर

संख्या  5/2021  दर्ज थी। एफआईआर में लगाए गए आरोप हाईटेक शिक्षण

संस्थान,  कु चामन  सिटी,  जिला  नागौर  के  नाम  से  पारिवारिक  शैक्षणिक



संस्थान से संबंधित हैं, जिसमें आधी हिस्सेदारी भंवर सिंह नामक व्यक्ति को

बेची गई थी,  जो शैक्षणिक संस्थान चलाने के  संबंध में दोनों पक्षों के  बीच

विवाद के  कारण शिकायतकर्ता बन गया। उसी लेन-देन से उत्पन्न विवाद

आगे  चलकर पुलिस स्टेशन कु चामन सिटी  में  दर्ज एक और एफआईआर

संख्या  249/2021  में  परिणत हुआ। याचिकाकर्ता  द्वारा  फॉर्म  भरते  समय

उपरोक्त अपराधों को नहीं छिपाया गया था।

3)  याचिकाकर्ता  की ओर से  उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास

बालिया ने श्री निशांत बोरा,  अधिवक्ता और श्री अशोक चौधरी,  अधिवक्ता की

सहायता से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक अत्यधिक मेधावी छात्र है, जो

सिविल जज कै डर में  नियुक्ति के  लिए योग्यता के  आधार पर योग्य था,

लेकिन उपरोक्त एफआईआर के  आधार पर उसे  नियुक्ति नहीं  दी गई।  3.1

याचिकाकर्ता के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि दोनों एफआईआर

याचिकाकर्ता के  परिवार और शिकायतकर्ता के  बीच विवाद के  कारण दर्ज की

गई थीं, जो स्कू ल चलाने के  लिए संपत्ति को साझा करने के  लिए बिक्री-सह-

अनुबंध समझौते द्वारा सहमत हुए थे। उक्त समझौते से पता चलता है  कि

स्कू ल की 50% भूमि और संपत्ति याचिकाकर्ता के  परिवार द्वारा नियंत्रित की

जानी थी, जबकि अन्य 50% शिकायतकर्ता-पक्ष द्वारा नियंत्रित की जानी थी।

याचिकाकर्ता  मूल  समझौते  का  पक्षकार  नहीं  था,  जिसके  आधार  पर

शिकायतकर्ता पक्ष को स्कू ल चलाने के  लिए सोसायटी में 50% सदस्य मिले।

याचिकाकर्ता, जो उपरोक्त घटनाओं से दूर रहा, को उसके  दादा के  निधन पर

सोसायटी के  सदस्य के  रूप में शामिल किया गया था, जो सोसायटी के  सभी

मौजूदा सदस्यों की सहमति से सोसायटी के  अध्यक्ष थे। आगामी संपत्ति विवाद

के  परिणामस्वरूप उपरोक्त एफआईआर हुई।

3.2 याचिकाकर्ता के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक

विशुद्ध सिविल और संविदात्मक विवाद को, याचिकाकर्ता के  परिवार पर दबाव



बनाने के  उद्देश्य से,  एक आपराधिक मामले में बदल दिया गया और गहन

जांच के  बाद, एफआईआर संख्या 5/2021 को 27.02.2024 को याचिकाकर्ता

के  खिलाफ नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट में परिणत किया गया। याचिकाकर्ता के

विद्वान  अधिवक्ता  द्वारा  यह  भी  सूचित  किया  जाता  है  कि  एक  अन्य

एफआईआर संख्या 249/2021 भी 26.11.2021 को नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट

में परिणत हुई।

3.3  याचिकाकर्ता  के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने  यह भी प्रस्तुत किया कि

याचिकाकर्ता अत्यधिक मेधावी होने  और सिविल जज कै डर में नियुक्ति के

उद्देश्य से दिनांक 22.07.2021 के  विज्ञापन से उत्पन्न परीक्षा उत्तीर्ण करने के

बावजूद नियुक्ति से वंचित होने का दुख झेल रहा है।

3.4  याचिकाकर्ता  के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने  इस न्यायालय का ध्यान

विज्ञापन और विशेष रूप से खंड 14 की ओर आकर्षित किया है, जो नियुक्ति

के  लिए अयोग्यता से संबंधित है। विज्ञापन का खंड 14( ) x प्रासंगिक भाग है,

जो वर्तमान मामले में लागू होता है, और इस प्रकार है:

14“ ¼x½ ;fn og uSfrd v/kerk ls vUroZfyr fdlh vijk/k ds fy, nks’kfl) fd;k x;k Fkk ;k

fd;k  x;k  gS  (If  he  was  or  is  convicted  for  any  offence  involving  moral

turpitude) ;k fdlh ijh{kk ;k lk{kkRdkj es a lfEefyr gksus ls fdlh mPp U;k;ky; ;k la?k

ykd lsok vk;ksx ;k fdlh jkT; yksd lsok vk;ksx }kjk LFkk;h :i ls fooftZr (Debarred) ;k

fujfgZr (Disqualified) fd;k x;k gSA  ”

4) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अयोग्यताएं

नैतिक पतन से संबधंित किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि या किसी उच्च

न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा

जारी अयोग्यता से संबंधित हैं, जिसने किसी व्यक्ति को परीक्षा में बैठने से

वचंित या अयोग्य घोषित किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत

किया कि विज्ञापन के पैराग्राफ 14 में उल्लिखित कोई भी अयोग्यता या कोई



अन्य अयोग्यता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।

4.1 याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान

2010  के नियम  12  की ओर आकर्षित किया है,  जिसे  20.08.2020  तक

संशोधित किया गया है, जिसमें नियकु्ति के लिए अयोग्यता का उल्लेख किया

गया है और विशषे रूप से नियम 12 के उप-नियम (सी), जो इस प्रकार है:

“(ग) यदि वह नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए

दोषी ठहराया गया है या है या किसी उच्च न्यायालय या संघ

लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा

किसी परीक्षा या साक्षात्कार में बैठने से स्थायी रूप से वचंित

या अयोग्य घोषित किया गया है;”

5) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विज्ञापन में

दी  गई  उपरोक्त  शर्ते  2010  के  नियम  12(सी)  के  बिल्कुल  समान  है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान मुख्य सचिव,

राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिनांक  04.12.2019  के परिपत्र (अनुलग्नक-

आर/1/1) की ओर भी आकर्षित किया है, जिसमें चरित्र सत्यापन से संबंधित

बात कही गई है। उक्त परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“चरित्र। सेवा में  सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा

होना चाहिए जो उसे सेवा में रोजगार के लिए योग्य बनाए। उसे

विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी

से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसने

अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की हो तथा ऐसे दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

करने होंगे जो आवेदन की तिथि से छह महीने से अधिक पहले

दो जिम्मेदार व्यक्तियों से लिखे गए हों, जो महाविद्यालय या

विश्वविद्यालय से संबधंित न हों तथा उससे संबधंित न हों। 



(1)  न्यायालय  द्वारा  दोषसिद्धि  के  लिए  अच्छे  चरित्र  का

प्रमाण-पत्र देने से इंकार करना आवश्यक नहीं है। दोषसिद्धि

की परिस्थितियों को ध्यान में  रखा जाना चाहिए तथा यदि

उनमें  कोई  नैतिक अधमता  या  हिसंा  के  अपराधों  से  संबंध

अथवा किसी ऐसे आंदोलन से संबधं शामिल नहीं है,  जिसका

उद्देश्य विधि द्वारा  स्थापित सरकार  को  हिसंक तरीकों  से

उखाड़ फें कना है, तो केवल दोषसिद्धि को अयोग्यता नहीं माना

जाना चाहिए।

(2)  भूतपूर्व  कैदी,  जो जेल में  अपने अनुशासित जीवन और

उसके बाद के अच्छे आचरण से पूरी तरह से सुधरे हुए साबित

हुए हैं, उनके साथ सेवा में रोजगार के उद्देश्य से उनके पिछले

दोषसिद्धि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो

लोग नतैिक अधमता या हिसंा से जडु़े अपराधों के लिए दोषी

ठहराए गए हैं,  उन्हें  अधीक्षक,  पश्चात देखभाल गहृ या यदि

किसी विशषे जिले में ऐसे गहृ नहीं हैं, तो उस जिले के पुलिस

अधीक्षक से इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पूरी तरह

से सुधरे हुए माना जाएगा।

(3)  नैतिक अधमता या हिसंा से जुड़े अपराधों के लिए दोषी

ठहराए गए लोगों को अधीक्षक, पश्चात देखभाल गहृ या यदि

किसी विशषे जिले में ऐसे गहृ नहीं हैं, तो उस जिले के पुलिस

अधीक्षक से जेल महानिरीक्षक द्वारा समर्थित एक प्रमाण पत्र

प्रस्तुत करना होगा कि वे रोजगार के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि

वे जेल में अपने अनुशासित जीवन और पश्चात देखभाल गहृ में

अपने बाद के अच्छे आचरण से पूरी तरह से सुधरे हुए साबित

हुए हैं।



6)  याचिकाकर्ता  के  विद्वान  वरिष्ठ  अधिवक्ता  ने  प्रस्तुत  किया  कि

04.12.2019  के उक्त परिपत्र का भाग भी इस प्रस्ताव से संबधंित है कि

दोषसिद्धि या दोषमुक्ति की सीमित प्रासंगिकता होगी, लेकिन उम्मीदवार के

चरित्र की अधिकतम प्रासंगिकता होनी चाहिए। नियकु्ति प्राधिकारी के लिए

उम्मीदवार के चरित्र का आकलन करना खुला होगा कि क्या यह प्रश्नगत पद

की आवश्यकता के अनुरूप है। परिपत्र में किए गए सूत्रीकरण, जो आमतौर पर

नियुक्ति प्राधिकारियों के विचार के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, भी निर्धारित किए

गए हैं। परिपत्र में निर्धारित अयोग्यता और योग्यता दोनों के लिए सूत्रीकरण

नीचे दिए गए हैं:

1- ,sls çdj.k@fLFkfr;ka ftues a fu;qfä gsrq vik=rk ekuh tkuh pkfg,%&;fn fdlh Hkh vH;FkÊ ds

fo:) fuEu es a  ls fdlh Hkh çdkj ds vijkèk ds rgr çdj.k vUos{k.kkèkhu@U;k;ky; es a

fopkjkèkhu ¼under trial½ gS vFkok nks"kflf) mijkar ltk gks pqdh gS] rks mls jkT; ds vèkhu

lsokvks a@inks a ij fu;qfä gsrq ik= ugha ekuk tkuk pkfg,%& 

¼i½ uSfrd vèkerk ;Fkk Ny] dwVjpuk] eÙkrk] cykRlax] fdlh efgyk dh yTtk Hkax djus ds

vijkèk es a vUroZfyrrk ¼involvement½ gksA 

¼ii½  Lokid vkS"kfèk  vkSj eu% çHkkoh inkFkZ  voSèk  O;kikj fuokj.k vfèkfu;e] 1988 ¼1988 dk

vfèkfu;e la- 26½ es a ;FkkifjHkkf"kr voSèk O;kikj es a vUroZfyrrk gks A 

¼iii½  vuSfrd  O;kikj  ¼fuokj.k½  vfèkfu;e]  1956  ¼1956  dk  dsUæh;  vfèkfu;e  la-104½  es

a ;FkkifjHkkf"kr vuSfrd nqO;kZikj es a vUroZfyrrk gks A 

¼iv½ fu;ksftr fgalk ;k jkT; ds fo:) ,sls fdlh vijkèk es a vUroZfyrrk gks] tks Hkkjrh; n.M

lafgrk] 1860 ¼1860 dk dsUæh; vfèkfu;e la- 45½ ds vè;k; 6 es a of.kZr gSA 

¼v½ Hkkjrh; naM lafgrk ds vè;k; 16 ,oa 17 es a ;Fkkof.kZr vijkèkks a es a varoZfyrrk gks A 

¼vi½ Hkkjrh; naM lafgrk dh èkkjk 147] 148 ¼cyok djuk½ ds vijkèk es a varoZfyrrk gksA 

¼vii½ Hkkjrh; naM lafgrk dh èkkjk 498 A ¼fL=;ks a ds izfr vkijkf/kd nqO;Zogkj&ngst½ ds vijk/k

es a varoZfyrrk gksA 

¼viii½ vtk@vttk vf/kfu;e 1989 ds rgr vijk/k es a varoZfyrrk gksA 

¼ix½ ySafxx vijkèkks  a  ls ckydks  a  dk laj{k.k vfèkfu;e ¼iksDlks½]  2012 ds rgr vijkèk es a

vUroZfyrrk A ;gka ;g Hkh Li"V fd;k tkrk gS fd mä çdkj ds vijkèkks a ls lacafèkr dksbZ Hkh

lwpuk tkucw>dj fNikus okys vH;fFkZ;ks a dks Hkh fu;qfä gsrq vik= ekuk tk,xkA 



2- ,sls çdj.k@fLFkfr;ka ftues a vH;FkÊ dks fu;qfä gsrq ik= ekuk tkuk pkfg,%& 

¼i½ ftu vH;fFkZ;ks a dks vkijkfèkd çdj.k es a vUos"k.k es a nks"kh ugha ik;k x;k rFkk lacafèkr HkrÊ

es a ijh{kk ifj.kke tkjh gksus ds ,d o"kZ ds Hkhrj vUos"k.kksijkar ,Q-vkj U;k;ky; es a çLrqr dh

tk pqdh gksA 

¼ii½ nks"keqfä ds ekeyks a es a] foHkkx es a bl lacaèk es a xfBr lfefr ftles a ,d iqfyl vfèkdkjh

Hkh lnL; gksxk] vH;FkÊ ds iwoZo`r ¼antecedents½] vkjksiks a dh xgurk ,oa nks"keqfä dk vkèkkj]

vFkkZr D;k nks"keqfä lEekutud :i ls çnku dh xbZ gS vFkok lansg ds ykHk@le>kSrs ds vkèkkj

ij çnku dh xbZ gS] vkfn dk leqfpr ijh{k.k dj] vH;FkÊ dks fu;qfä nsus ds lacaèk es a fu.kZ;

ysxhA 

¼iii½ vH;fFkZ;ks a ds ,sls çdj.k ftues a U;k;ky; }kjk ifjoh{kk vfèkfu;e dh èkkjk 12 dk ykHk

fn;k  tkdj  ifjoh{kk  ij  NksM+k  x;k  gksA  ¼nks"kflf)  fdlh  fujgZrk  ls  xzLr  ugha@jktdh;

lsok@Hkkoh thou ij fdlh çdkj dk foijhr çHkko ugha½A 

¼iv½ vH;fFkZ;ks a ds ,sls çdj.k ftues a nks"kh djkj fn;k tkdj fd'kksj U;k; ¼ckydks a dh ns[kjs[k

vkSj laj{k.k½ vfèkfu;e] 2005 dh èkkjk 24¼i½ dk ykHk çnku fd;k x;k gksA 

7)  याचिकाकर्ता के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने  आगे कहा कि याचिकाकर्ता
अयोग्य उम्मीदवारों की श्रेणी में नहीं आता है और इसके  बजाय, 04.12.2019
के  परिपत्र में निर्धारित अयोग्यताओं के  कारण उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा
सकता  है।  याचिकाकर्ता  के  विद्वान  वरिष्ठ  अधिवक्ता  ने  यह  भी  कहा  कि
आपराधिक पूर्ववृत्त  का आकलन विशेष  आरोपों  के  तथ्यात्मक मैट्रिक्स के
साथ-साथ आपराधिक मामले के  परीक्षण/आरोप पत्र/अंतिम आदेश के  आधार
पर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा
कि यह एक ऐसा मामला है  जहां न तो परीक्षण शुरू हुआ और न ही कोई
दोषसिद्धि आदेश था और यहां तक कि याचिकाकर्ता के  खिलाफ कोई आरोप
पत्र भी नहीं दिया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एक
आरोप था, जिसके  बाद गहन जांच की गई और जांच का परिणाम यह था कि
याचिकाकर्ता के  खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ।

8) याचिकाकर्ता के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र
राज्य एवं अन्य, (2019) 17  एससीसी  696  में दिए गए माननीय सर्वोच्च
न्यायालय के  निर्णय का हवाला दिया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार
पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:



5.  हमारे  देश  में  रोजगार  के  अवसर बहुत  कम हैं।  प्रत्येक
विज्ञापन में सीमित संख्या में रिक्तियों के  लिए बड़ी संख्या में
उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन यह राहत प्रदान
करने के  लिए सहानुभूति जगाने के  लिए पर्याप्त नहीं हो सकता
है,  जहां उम्मीदवार की साख योग्यता के  बावजूद उपयुक्तता के
बारे में गंभीर प्रश्न उठा सकती है। निस्संदेह, न्यायिक सेवा अन्य
सेवाओं से बहुत अलग है और अन्य सेवाओं के  लिए उपयुक्तता
का मापदंड न्यायिक सेवा के  लिए समान नहीं हो सकता है।
लेकिन न्यायिक सेवा  में  नियुक्ति  से  इनकार  करने  के  लिए
नैतिक अधमता का कोई यांत्रिक या बयानबाजी नहीं हो सकती
है। बहुत कु छ मामले के  तथ्यों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक व्यक्ति
को सुधार करने, अतीत से सीखने और आत्म-सुधार द्वारा जीवन
में  आगे  बढ़ने  का  अवसर  मिलना  चाहिए।  सभी  विचारों  के
बावजूद, पिछले आचरण को उम्मीदवार के  गले में बोझ बनाना
हमेशा न्याय नहीं हो सकता है। हालांकि, बहुत कु छ मामले की
तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करेगा। .....…

हमारी राय में, हमारे सामने प्रस्तुत सामग्री के  आधार पर कोई
भी  उचित  व्यक्ति  इस  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच  सकता  कि
अपीलकर्ता  का  पूर्ववृत्त  और चरित्र  ऐसा  है  कि वह  न्यायिक
अधिकारी के  रूप में नियुक्त होने के  लिए अयोग्य है। वर्तमान
प्रकृ ति का कथित एकल दुस्साहस या दुराचार,  यदि ऐसा माना
जा सकता है, तो अपीलकर्ता को नियुक्ति से वंचित करने के  लिए
पर्याप्त नहीं  हो सकता है,  जब उसे  अन्य सभी पहलुओं और
मापदंडों पर नियुक्ति के  लिए योग्य पाया गया हो..…

9) याचिकाकर्ता के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा
राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम गजेंद्र नारायण पाटीदार एवं अन्य में पारित
निर्णय का हवाला दिया है, जो 2022 एससीसी ऑनलाइन राज 888 में रिपोर्ट
किया गया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार पुन:  प्रस्तुत किया जा
रहा है:



31. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आपराधिक मामले का आरोप-
पत्र जिसमें  प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को अभियुक्त के  रूप में
आरोपित किया गया है,  प्रथम दृष्टया उसकी संलिप्तता को उचित
नहीं  ठहराता है। ऐसा प्रतीत होता है  कि उसे मामले में के वल
इसलिए आरोप-पत्रित किया गया है क्योंकि वह श्रीमती कै लाश का
भाई  है,  जिसने  अपने  पति  रतन  लाल  पुत्र  जगदीश  ओड
(एफआईआर संख्या  387/2012  में  शिकायतकर्ता)  के  खिलाफ
एफआईआर संख्या 35/2012 दर्ज की थी।

32. विद्वान एकल पीठ ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर
भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन आरोपों में
ऐसा कु छ भी नहीं था जो रिट याचिकाकर्ता को सरकारी सेवा में
प्रवेश करने से वंचित कर सके  और हमारी राय में यह सही है।

33. एफआईआर और आरोप-पत्र (सुप्रा) में दिए गए आरोपों पर
विस्तार से चर्चा करने के  बाद, हम विद्वान एकल पीठ द्वारा लिए
गए दृष्टिकोण से सहमत हैं  कि प्रतिवादी को आपराधिक मामले
(सुप्रा)  में उसकी पूरी तरह से अनुचित भागीदारी के  आधार पर
सरकारी सेवा में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।

10)  याचिकाकर्ता के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा रविन्द्र कु मार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के  मामले में दिए गए
निर्णय का भी उल्लेख किया है, जो (2024) 5 एससीसी 264 में रिपोर्ट किया
गया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

32.  “ कार्यालय की प्रकृ ति,  आपराधिक मामले का समय और
प्रकृ ति; दोषमुक्ति के  निर्णय का समग्र विचार; आवेदन/सत्यापन
प्रपत्र में प्रश्नों की प्रकृ ति;  चरित्र सत्यापन रिपोर्ट  की विषय-
वस्तु;  आवेदन करने वाले व्यक्ति का सामाजिक-आर्थिक स्तर;
उम्मीदवार  के  अन्य  पूर्ववृत्त;  विचार  की  प्रकृ ति  और
निरस्तीकरण/समाप्ति  आदेश  की  विषय-वस्तु  कु छ  महत्वपूर्ण
पहलू हैं  जिन्हें  उपयुक्तता का निर्णय करने और आदेशित की
जाने  वाली राहत की प्रकृ ति का निर्धारण करने  में  न्यायिक
निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए।”



11)  याचिकाकर्ता  के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता  ने  कहा  कि न तो  वैधानिक
प्रावधान,  न ही विज्ञापन और न ही परिपत्र में ऐसी कोई शर्त रखी गई है
जिसके  तहत याचिकाकर्ता को भर्ती से वंचित किया जा सके ।

12) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता
डॉ.  सचिन आचार्य ने अधिवक्ता श्री चयन बोथरा और अधिवक्ता श्री सम्यक
दलाल की सहायता से कहा कि विवादित पद संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है
और सिविल जज कै डर का है और इसे हल्के  में नहीं लिया जा सकता ताकि
ऐसे  उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जा सके  जिनका आपराधिक इतिहास हो।
प्रतिवादियों के  विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सिविल जज कै डर के  पद
पर नियुक्ति चाहने  वाले  तथा सामाजिक मानदंडों  के  अनुसार अपने  दैवीय
कर्तव्य का निर्वहन करने वाले अभ्यर्थी के  चरित्र का आकलन करने के  लिए
मापदंड बहुत ऊं चे होने चाहिए तथा किसी भी स्थिति में उन्हें कम नहीं किया
जा सकता,  ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके  कि अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि
उत्कृ ष्ट है  तथा वह सिविल जज कै डर में  नियुक्ति के  लिए उपयुक्त व्यक्ति
साबित हुआ है।

13) प्रतिवादियों के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2010 के  नियमों के  नियम 12
का भी उल्लेख किया है तथा कहा है कि अयोग्यता का आधार विज्ञापन तथा
2010 के  नियमों में निर्धारित किया गया है। उक्त नियम को उपरोक्त पैरा में
पहले ही पुन: प्रस्तुत किया जा चुका है।

14) प्रतिवादी के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान 2010 के
नियमों के  नियम 19 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर
जोर दिया है कि चरित्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इस प्रकार, चरित्र
का स्वतंत्र मूल्यांकन नियोक्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि भर्ती किए
जाने  वाले  व्यक्ति को सौंपे  जाने  वाले  कार्य  को  उसके  पूर्ववृत्त/आपराधिक
मामले/किसी अन्य आरोप के  साथ सह-संबंधित किया जा सके ।  2010  के
नियमों का नियम 19 इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

19. “ चरित्र.- सेवा में सीधी भर्ती के  लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा
होना चाहिए जो उसे सेवा में रोजगार के  लिए योग्य बनाए। उसे
विश्वविद्यालय,  महाविद्यालय  या  विद्यालय  के  प्राचार्य  शैक्षणिक
अधिकारी  से  अच्छे  चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा,
जिसमें उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की थी और ऐसे दो प्रमाण-पत्र



प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन की तिथि से छह महीने से अधिक
पहले नहीं  लिखे गए हों,  दो जिम्मेदार व्यक्तियों से  जो उसके
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित न हों और न
ही उससे संबंधित हों।”

15)  तत्पश्चात प्रतिवादियों  के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने  माननीय सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बनाम आकाशदीप मोरया
एवं अन्य (2021) 14 एससीसी 567 में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है,
जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिविल जज कै डर के  पद पर भर्ती करते
समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस
प्रकार है:

23.  इस तरह के  मामले में हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो
सकते कि पद किस तरह का है। पदानुक्रम के  किसी भी स्तर पर
न्यायिक अधिकारी के  पद के  लिए सबसे सख्त मानकों को लागू
करना होता है। ऐसा इसलिए है  क्योंकि यह स्पष्ट है। न्यायिक
पद पर आसीन व्यक्ति राज्य के  सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक
का निर्वहन करता  है,  जो  देश के  लोगों  से  जुड़े  विवादों  का
समाधान है। सर्वोच्च नैतिक आधार रखने वाले न्यायाधीश न्याय
वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने में बहुत मदद करते
हैं।  वास्तव  में,  विज्ञापन  में  भी  उम्मीदवार  के  चरित्र  की
आवश्यकता का उल्लेख है। चरित्र को के वल सक्षम प्राधिकारी द्वारा
चरित्र प्रमाणित करने तक सीमित नहीं समझा जा सकता। उच्च
न्यायालय न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में शामिल है  और
संविधान की योजना के  तहत ऐसा करना सही भी है। हालांकि
नियुक्ति  का  आदेश  राज्य  द्वारा  जारी  किया  जाता  है,  लेकिन
न्यायिक  अधिकारियों  की  नियुक्ति  में  उच्च  न्यायालय  की
भागीदारी अनिवार्य रूप से संवैधानिक योजना में इसकी स्थिति से
निकलती है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस पद के
लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करे। 24. सिविल जज
या मजिस्ट्रेट का पद सर्वोच्च महत्व का है, भले ही न्यायपालिका
की पिरामिडनुमा संरचना में  सिविल जज या मजिस्ट्रेट सबसे
निचले पायदान पर हो। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश
में जितने भी मुकदमे चलते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुकदमे सबसे



निचले  स्तर  पर  चलते  हैं।  बहुत  से  मामले  अंततः  उच्चतम
न्यायालय  तक  नहीं  पहुंचते।  सिविल  जज  (जूनियर
डिवीजन)/मजिस्ट्रेट के  माध्यम से  ही आम आदमी का सबसे
ज्यादा संपर्क  होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायिक
अधिकारी की साख और पृष्ठभूमि के  बारे  में  आम आदमी की
धारणा महत्वपूर्ण है। हमने इन पहलुओं को मामले के  तथ्यों पर
आगे  विचार  करने  के  लिए के वल एक प्रस्तावना  के  रूप में
उजागर किया है। दूसरे  शब्दों में, सम्मानजनक बरी न होने की
स्थिति में,  आपराधिक मामलों में  किसी अधिकारी की कथित
संलिप्तता व्यवस्था में जनता के  विश्वास को कमजोर कर सकती
है।

16)  प्रतिवादियों के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि नियोक्ता द्वारा
वस्तुनिष्ठ विचार किया गया है  तथा इस विचार के  पश्चात यह निर्णय लिया
गया है  कि याचिकाकर्ता को ऐसी नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें
शामिल अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120-बी, 341 तथा
384 के  अंतर्गत आते हैं।

17) प्रतिवादियों के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस विलम्बित
चरण में इस मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जब
नियुक्तियां की जा चुकी हैं  तथा भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है,  यहां
तक  कि उसके  बाद एक वर्ष का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है  तथा सभी
चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न न्यायालयों में पदस्थापना दी जा चुकी है , जो
राजस्थान न्यायिक सेवा के  लिए है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि जब
तक प्रत्यक्ष उपाय नहीं  अपनाया जाता,  प्रतिवादियों के  लिए अपने  पवित्र
कर्तव्यों के  निर्वहन के  लिए आवश्यक व्यक्तिगत चरित्र के  उच्च स्तर को
बनाए रखना बहुत कठिन होगा।

18) प्रतिवादियों के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसा कोई पद
उपलब्ध नहीं  है  जिस पर  याचिकाकर्ता  को  नियुक्ति दी  जा  सके  क्योंकि
उपलब्ध पद 120 थे और 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की पेशकश की गई थी।
इनमें  से  5  अभ्यर्थियों  ने  कार्यभार  ग्रहण नहीं  किया,  इसलिए इन  114
अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि प्रशिक्षण के  बाद 5 और अभ्यर्थी
चले गए। इस प्रकार उनके  पद भी रिक्त हो गए। इन 109 अभ्यर्थियों में से 2
अभ्यर्थी मातृत्व अवकाश पर हैं लेकिन उनके  पदों को रिक्त पद नहीं कहा जा



सकता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि रिक्त पड़े  कु ल पदों की
संख्या 11 है और इनमें से 6 पद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के  समक्ष लंबित
मुकदमे के  अंतिम निर्णय के  अधीन आरक्षित रखे गए हैं और 5 पदों को नई
रिक्तियों के  रूप में पुनर्निर्धारित किया गया है और नई भर्ती के  लिए विज्ञापित
किया गया है।

19) प्रतिवादियों के  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक
27.12.2021  के  परिपत्र की ओर आकर्षित किया है,  जो आरक्षित सूची के
संचालन से संबंधित है और विशेष रूप से, खंड 4 पर प्रकाश डाला है, जिसमें
कहा गया है  कि एक बार चयनित उम्मीदवार के  शामिल होने के  बाद, उस
पद के  लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। ड्यूटी ज्वाइन करने के  बाद,
इस्तीफे  या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति को एक
नई रिक्ति माना जाएगा और इसे के वल एक नई भर्ती प्रक्रिया के  माध्यम से
भरा जा सकता है। आरक्षित सूची में शामिल उम्मीदवारों का उस पद पर कोई
अधिकार नहीं  है।  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने  प्रस्तुत किया कि परिपत्र के
अनुसार,  आरक्षित सूची ऐसे  व्यक्ति पर काम नहीं  कर सकती है।  उन्होंने
प्रस्तुत किया कि कोई भी सीट किसी भी आगे की नियुक्ति के  लिए उपलब्ध
नहीं है।

20) पक्षों के  विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों
के  साथ मामले के  रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

21) यह न्यायालय उपर्युक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए इस तथ्य
से अवगत है कि न्यायिक सेवा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किए जाने वाले
कर्तव्य बहुत ही पवित्र प्रकृ ति के  हैं  और न्यायपालिका के  लिए संविधान में
परिकल्पित उच्च मानकों को बनाए रखने के  लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के
मापदंडों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। कानूनों की सख्त व्याख्या
की जानी चाहिए और गहन मूल्यांकन का पालन किया जाना चाहिए ताकि
यह सुनिश्चित किया जा सके  कि योग्यता के  आधार पर उत्तीर्ण होने वाला
उम्मीदवार/भर्ती संवैधानिक महिमा की कसौटी पर खरा उतरने में सक्षम हो,
जो चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के  आधार पर प्रदान की गई है।

21.1 आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रश्न कानूनी बिरादरी के  लिए लंबे समय से चिंता
का विषय रहा है, क्योंकि एक ओर यह नौकरी की आवश्यकता है, जहां सबसे
अच्छे  और साफ-सुथरे  लोगों को लोक सेवक बनने का अवसर दिया जाना



चाहिए,  वहीं दूसरी ओर,  ऐसे कई युवा हैं,  जो बिना किसी अच्छे  कारण के
विवाद में फं स जाते हैं और उच्च योग्यता होने के  बावजूद लोक सेवक के  रूप
में राष्ट्र की सेवा करने के  अवसर से वंचित रह जाते हैं। पक्षों के  वकीलों द्वारा
उद्धृत पूर्ववर्ती कानून के  अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फ़िल्टर उच्चतम क्रम
का  होना  चाहिए  ताकि  नैतिक  पतन  और  परिणामी  दोषसिद्धि  से  जुड़े
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले  व्यक्ति को बाहर किया जा सके । यहां  एक ऐसा
मामला है, जिसमें एक युवक, जो अपने लॉ कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट था, और
उसने  योग्यता  योग्यता  हासिल की है  और साथ ही  लिखित परीक्षा  और
साक्षात्कार सहित भर्ती में परीक्षा भी पास की है। वह भर्ती होने का हकदार
था, लेकिन उसे तब भी भर्ती से वंचित किया गया, जब उसने एफआईआर की
जानकारी नहीं छिपाई थी। इस प्रक्रिया के  समय प्रचलित एफआईआर की इस
न्यायालय द्वारा जांच की गई है और वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह दो पक्षों
के  बीच एक संपत्ति विवाद था जिसमें स्कू ल की संपत्ति को विभाजित करने की
मांग की गई थी और याचिकाकर्ता का परिवार स्कू ल का मूल मालिक होने के
नाते संपत्ति का 50% और स्कू ल का प्रशासन भी शिकायतकर्ता पक्ष के  साथ
साझा करने के  लिए आवश्यक था। जब लगाए गए आरोपों की गहन जांच की
गई तो पाया गया कि वर्तमान याचिकाकर्ता के  खिलाफ ऐसा कु छ भी नहीं
निकला जिससे उसे भर्ती से अयोग्य ठहराया जा सके ।

21.2  विवादित पंजीकृ त  सोसायटी  का  पुनर्गठन किया  गया  था  और यह
परिकल्पना की गई थी कि वे शैक्षणिक सोसायटी को एक साथ चला सकते हैं ,
लेकिन जैसा कि नियति को दर्शाया गया था, सोसायटी/शैक्षणिक संस्थान के
संचालन में विवाद उत्पन्न हो गया और पक्षकार अनुबंध की शर्तों और बिक्री
के  समझौते पर अलग हो गए, जो उनके  बीच मौजूद थे। याचिकाकर्ता विवाद
के  क्षेत्र में  नहीं  था,  यह एक पारिवारिक संपत्ति थी,  लेकिन संयुक्त संपत्ति
विवाद  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  भी  इसका  उपभोग  किया  गया  और
परिणामस्वरूप,  इसके  परिणामस्वरूप दो  एफआईआर संख्या  5/2021  और
249/2021  दर्ज की गईं। मोटे  तौर पर,  एफआईआर किसी भी तरह की
नैतिक अधमता या याचिकाकर्ता की किसी भी तरह की विशिष्ट भागीदारी को
नहीं दर्शाती हैं।

22) इस न्यायालय द्वारा पाँच कारकों पर विचार किया गया है। (क) पहला
मामला जांच का है, जिसके  लिए न्यायालय के  समक्ष प्रस्तुत सामग्री से पता
चलता है  कि जांच गहनता से  की गई है  और याचिकाकर्ता के  संबंध में



निष्कर्ष निकाला गया है,  जिसके  परिणामस्वरूप आरोपों में याचिकाकर्ता की
कोई भूमिका नहीं  पाई गई।  (ख)  दूसरा  मामला आरोप-पत्र का है।  चूंकि
नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसलिए कोई आरोप-पत्र नहीं है
और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को कभी आरोप-पत्र नहीं दिया गया। (ग) तीसरा
मामला मुकदमा का है।  जब आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं  किया गया था,  तो
याचिकाकर्ता  के  खिलाफ  मुकदमा  कभी  शुरू  नहीं  हुआ  और  इसलिए,
याचिकाकर्ता ने अपने जीवन में किसी भी मुकदमे का सामना नहीं किया। (घ)
चौथा मामला दोषसिद्धि का है।जब जांच में याचिकाकर्ता के  खिलाफ कु छ नहीं
मिला, तो किसी भी तरह की सजा का सवाल ही नहीं उठता। (ई) पांचवां मुद्दा
सम्मानपूर्वक बरी होने का है। बरी होने और दोषसिद्ध होने का सवाल ही नहीं
उठता, क्योंकि जांच का नतीजा याचिकाकर्ता के  पक्ष में था।

22.1  उपर्युक्त मुद्दों पर पहले से ही पूर्ववर्ती कानूनों में दोनों तरह से विचार
किया जा चुका है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है और उन मामलों में भी
जहां  भर्ती किए गए उम्मीदवारों के  आपराधिक इतिहास का न्यायालय में
फै सला सुनाया गया था।

23)  यह न्यायालय उपरोक्त सभी विचारों पर विचार करते हुए पाता है  कि
सख्त मापदंडों पर भी,  वर्तमान मामले में शामिल कोई भी एफआईआर या
विवाद इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को प्रश्नगत नियुक्ति के  साथ जारी न
रखने के  लिए राजी नहीं करेगा। इस न्यायालय द्वारा वैधानिक स्थिति की
जांच की गई है। इस न्यायालय ने विज्ञापन और इस निर्णय में पुन: प्रस्तुत
की गई शर्तों की जांच शुरू की,  जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है  कि यदि कोई
दोषसिद्धि है  और नैतिक अधमता का अपराध है,  तो इसके  परिणामस्वरूप
अयोग्यता हो सकती है,  जिसे विज्ञापन में विस्तार से बताया गया है। इस
न्यायालय ने मौजूदा नियमों की भी जांच की है। 2010 के  नियम बहुत स्पष्ट
हैं और विज्ञापन के  समान ही हैं, जिसमें के वल दोषसिद्धि और नैतिक अधमता
से जुड़े किसी भी अपराध के  आधार पर अयोग्यता की आवश्यकता होती है।

 24) इस न्यायालय ने चरित्र के  मुद्दे की जांच की है, जिसे 2010 के  नियमों
के  नियम  19  के  चारों कोनों के  भीतर निर्धारित किया जाना है  और यह
समझते हुए कि चरित्र के  मापदंड एक साधारण आपराधिक पूर्ववृत्त की तुलना
में बहुत व्यापक हैं, यह न्यायालय खुद को यह मानता हुआ पाता है कि दी
गई सामग्री में,  जो रिकॉर्ड  पर है,  विवाद दो परिवारों के  बीच एक संपत्ति
विवाद या एक पारिवारिक विवाद था और शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता का



परिवार शामिल था,  जो उसके  दादा  से  शुरू हुआ और दस्तावेजों पर भी
याचिकाकर्ता की भूमिका वर्ष 2017 के  बाद पैदा हुई जब उसके  दादा की मृत्यु
हो गई और वह संबंधित समाज का हिस्सा बन गया।

25) इस न्यायालय को यह भी नहीं लगता कि प्रतिवादियों और याचिकाकर्ता
द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई सामग्री याचिकाकर्ता के  कद को कम कर सकती है ,
यहां तक कि उसे सिविल जज के  रूप में भर्ती करने से भी रोक सकती है।
यह न्यायालय इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत
विज्ञापन के  अनुसार प्रपत्र में सूचना दाखिल करते समय कु छ भी नहीं छिपाया
है। यह न्यायालय पाता है कि कानून, संविधि परिपत्र और पूर्ववर्ती कानून के
मानदंड कहीं भी इस बारे  में संदेह की कोई छाया नहीं पैदा कर रहे  हैं  कि
याचिकाकर्ता सिविल जज के  रूप में भर्ती होने के  लिए उपयुक्त उम्मीदवार था
या नहीं।

26) इन दो मानदंडों पर 2010 के  नियमों पर इस न्यायालय द्वारा गहनता से
विचार किया गया है और निष्कर्ष यह निकला है कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं
है  जो याचिकाकर्ता को सिविल जज के  रूप में अपना प्रवेश करने से रोक
सके । मानदंड, जो परिपत्र में हैं  और जिन पर प्रतिवादियों ने विशेष रूप से
नियुक्ति के  लिए योग्यता और अयोग्यता के  उद्देश्य से भरोसा किया है , वे भी
प्रकृ ति में संपूर्ण हैं और याचिकाकर्ता के  लिए किसी भी प्रकार की अयोग्यता
को नहीं दर्शाते हैं।

26.1  समग्र कानूनी परिदृश्य में अयोग्यताओं में  जांच,  दोषसिद्धि,  परीक्षण,
आरोप-पत्र,  अपराध दर्ज किए जाना शामिल है,  लेकिन इनमें  से  कोई भी
अयोग्यता वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स को नहीं छू ती है  क्योंकि याचिकाकर्ता
पर न तो मुकदमा चलाया गया, न ही उसे दोषी ठहराया गया, न ही उस पर
किसी तरह का मुकदमा चलाया गया और न ही कोई आरोप-पत्र दिया गया,
बल्कि के वल एक आरोप था,  जिसके  कारण एफआईआर दर्ज की गई और
याचिकाकर्ता के  खिलाफ पूरी जांच के  बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसके
परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के  खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया।

26.2 इस प्रकार, कानून की किताब और परिपत्रों में सभी अयोग्यताओं को दूर
करने के  बाद, इस न्यायालय द्वारा यह देखा जाना बाकी है कि उद्धृत पूर्ववर्ती
कानून वर्तमान मामले  में  कितना  प्रभाव डालेंगे।  मोहम्मद के  मामलों  में
याचिकाकर्ता  के  विद्वान वकील द्वारा  उद्धृत  पूर्ववर्ती  कानून।  इमरान,  गजेंद्र



नारायण पाटीदार (सुप्रा) और रवींद्र कु मार (सुप्रा) के  मामले में स्पष्ट रूप से
यह दर्शाया गया है कि इस तरह के  खतरनाक प्रकार के  मुकदमों पर निर्णय
लेते समय और भर्ती किए गए व्यक्ति को उसकी योग्यता के  आधार पर दिए
जाने वाले कर्तव्यों पर विचार करते समय न्यायालय को मामले के  तथ्यात्मक
मैट्रिक्स को ध्यान में रखना चाहिए, न्यायालय को यह तय करना होगा कि
वह ऐसे पद के  लिए उपयुक्त होगा या नहीं। इस न्यायालय ने इस तरह की
गहन जांच के  बाद पाया कि दो पक्षों के  बीच संपत्ति विवाद जो एफआईआर में
परिणत हुआ और फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गहन जांच के  बाद पाया गया
कि याचिकाकर्ता के  खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। ऐसी परिस्थितियों में,
वर्तमान याचिकाकर्ता पर कोई भी अयोग्यता लागू नहीं होती है।

27) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आकाशदीप मोरया (सुप्रा) के  मामले में
निर्धारित पूर्ववर्ती कानून भी एक तरह से याचिकाकर्ता की मदद करता है
क्योंकि यह के वल यह निर्धारित करता है कि जब व्यक्ति को सिविल जज के
रूप में भर्ती करने पर विचार किया जा रहा हो तो आवेदन में एक बहुत
मजबूत पैरामीटर होना चाहिए और आपराधिक पूर्ववृत्त/चरित्र के  ऐसे मजबूत
पैरामीटर को उत्तीर्ण किए बिना,  किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के  संवैधानिक
कर्तव्यों की सेवा करने के  लिए उम्मीदवार होने के  लिए योग्य नहीं माना जा
सकता है। हम इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आकाशदीप मोरया (सुप्रा) के
मामले में जो सख्त पैरामीटर हैं, वे भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत परीक्षा में
भर्ती होने के  लिए योग्य हैं।

28) जहां तक रिक्ति के  प्रश्न का संबंध है, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता
ने एक रिट याचिका दायर की, जो नवंबर 2022 में उचित समय पर थी, जैसे
ही हम व्यथित हुए, हमने पाया कि उस समय, वर्तमान भर्ती में रिक्तियां थीं।
आज प्रतिवादियों  द्वारा  उपलब्ध  कराए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  भी,  इस
न्यायालय को पता चलता है कि 5 रिक्तियां हैं, जो इस्तीफों के  कारण खाली
रह गईं और उन्हें अगली भर्ती में आगे बढ़ाया गया, जो चल रही है, लेकिन
अभी तक अंतिम परीक्षा के  चरण तक भी नहीं पहुंची है  और इस प्रकार,
प्रारंभिक चरण में,  इन रिक्तियों में से एक को ऐसे उम्मीदवार को दिया जा
सकता है, जो अन्यथा योग्यता और कानून के  आधार पर योग्य है।

29)  यह न्यायालय इस तथ्य से  अवगत है  कि वर्तमान मामले  में  कोई
अंतरिम आदेश लागू नहीं  है,  लेकिन यह एक स्थापित कानून है  कि ऐसे
मामलों में, जहां मुकदमे के  लंबित रहने के  दौरान अंतरिम आदेश लागू है, वे



मामले में अंतिम निर्णय के  अधीन हैं। यदि मामले को गुण-दोष पर कोई
टिप्पणी किए बिना खारिज कर दिया जाता है,  तो अंतरिम आदेश,  भले ही
कोई हो, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और यदि संबंधित वादी अपने मुकदमे
में सफल होता है, तो अंतरिम आदेश, यदि है, तो अंतिम आदेश में विलीन हो
जाता  है,  और  इसलिए,  यह  स्पष्ट  है  कि  अंतिम  आदेश  का  महत्व
न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के  सभी संरक्षणों को वहन करता है  और यदि
न्यायालय अंतरिम आदेश नहीं भी दे  रहा है,  तो भी यह अंतिम निर्णय के
समय मामले के  गुण-दोष को प्रभावित नहीं करता है, यदि मामला वास्तविक
है और वादी के  अधिकार विधिपूर्वक स्थापित हैं।

29.1  यह न्यायालय इस बात से भी अवगत है  कि एक्टस क्यूरी नेमिनम
ग्रेवबिट का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्यायालय की कार्यवाही
या न्यायालय के  कार्यों के  कारण किसी भी पक्ष को कष्ट नहीं उठाना चाहिए।
जो मामले कई वर्षों से लंबित हैं और कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं है, तो
ऐसे मामलों के  गुण-दोष को के वल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
कि कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं था,  और इसलिए न्याय के  हित में ऐसे
मामलों का निर्णय गुण-दोष के  आधार पर किया जाना चाहिए और अंतरिम
आदेश के  लागू न होने से प्रभावित हुए बिना किया जाना चाहिए।

30) इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विधि के  शासन की महिमा
के  लिए यह आवश्यक है  कि जो व्यक्ति बिना  किसी  देरी  के  समय पर
न्यायालय में आया हो और जिसने बिना किसी चूक के  अपने सभी विवरण
प्रस्तुत किए हों और लंबे समय तक न्याय निर्णय के  अंतर्गत रहा हो,  उसे
मामले के  लंबित रहने के  दौरान समय व्यतीत होने के  आधार पर लाभ से
वंचित नहीं किया जा सकता। जब तक समय रहते न्यायालय में आने वाले
व्यक्ति को न्यूनतम सुरक्षा कवच के  तहत नहीं रखा जाता, तब तक विधि के
शासन  की  अवधारणा  कम  होने  की  संभावना  है,  जिसकी  अनुमति  इस
न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती।

31) उपर्युक्त कारणों से तथा लंबित मामलों को देखते हुए, अब समय आ गया
है कि किसी व्यक्ति के  अधिकारों को मजबूत किया जाए तथा समय बीतने के
कारण ऐसे  अधिकारों  के  कमजोर  होने  से  बचाया  जाए।  इस प्रकार,  यह
न्यायालय  यह  सिद्धांत  स्थापित  करता  है  कि  ऐसे  मामलों  में,  जहां
न्यायनिर्णयन लंबे समय से लंबित है तथा कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं है,
लेकिन अंतिम राहत कानून की नजर में कायम रहने के  लिए पर्याप्त मजबूत



है,  वहां लंबे समय तक लंबित रहने तथा लंबे समय तक न्यायनिर्णयन से
न्याय के  उद्देश्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो वादी(वादियों) ने अपने मामले
के  गुण-दोष के  आधार पर अर्जित किया है। इस प्रकार,  उसी विज्ञापन से
उत्पन्न पांच पदों में से एक पद, जिसे अभी भरा जाना है तथा जो नई भर्ती
के  प्रारंभिक चरण में है, वर्तमान याचिकाकर्ता को दिया जाएगा।

32)  रिट  याचिका  स्वीकार  की  जाती  है।  प्रतिवादियों  को  सभी  आवश्यक
औपचारिकताएं पूरी करने के  पश्चात याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश
दिया जाता है। ऐसी नियुक्ति से होने वाले सभी वास्तविक लाभ काल्पनिक
प्रकृ ति के  होंगे, हालांकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति और वरिष्ठता वर्ष 2021 के
सिविल जज कै डर में तैयार समग्र योग्यता में उसकी योग्यता से संबंधित
होगी। प्रतिवादियों के  लिए याचिकाकर्ता का प्रशिक्षण 2024  के  नए बैच के
साथ आयोजित करना खुला होगा, जिसका प्रशिक्षण इस वर्ष के  अंत में कभी
भी आयोजित होने की संभावना है। तदनुसार नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सभी
काल्पनिक लाभ नियुक्ति की तारीख से अर्जित होंगे जो याचिकाकर्ता को इस
आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से तीन महीने की अवधि के  भीतर दिए
जाएंगे। प्रतिवादियों को वर्ष 2024 के  लिए चल रही नई भर्ती से ऐसी नियुक्ति
के  लिए एक सीट का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे वर्ष 2021
की भर्ती प्रक्रिया से आगे बढ़ाया गया है।

33)  सभी लंबित अंतरिम आवेदन,  यदि कोई हों,  का निपटारा कर दिया
जाएगा।

(मुन्नुरि लक्ष्मण), जे (डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल:  SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के  लिए सीमित

उपयोग के  लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य

उद्देश्य के  लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यों के  लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और

निष्पादन और कार्यान्वयन के  उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।


